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छूट कȧ ğǑुट 

 

 

 

 
 

हाल हȣ मɅ गजुरात सरकार न ेǒबलͩकस बानो मामल ेमɅ सामǑूहक बलाãकार और ह×या के दोषी 11 लोगɉ को सजा मɅ छूट 

दȣ है। इस फैसले न ेकई सवाल खड़ ेͩकए हɇ। इस मई मɅ उÍचतम Ûयायालय न ेफैसला सनुाया था ͩक गजुरात सरकार को 

1992 कȧ नीǓत के आधार पर दोͪषयɉ कȧ आजादȣ पर फैसला करना चाǑहए। यह नीǓत उन लोगɉ के ͧलए छूट कȧ अनमुǓत 

देती है, िजÛहɉन ेअपने आजीवन कारावास के 14 वषɟ कȧ सजा काट लȣ है। 

राÏय सरकार न ेइसे ͪववेकाͬधकार का मामला बना Ǒदया। जबͩक सरकार के पास इस ͪववेक को दसूरे तरȣके स ेलाग ूकरने 

के ͧलए पया[Üत आधार थे। 

 उÍचतम Ûयायालय का हȣ लêमण नèकर बनाम भारत सघं का मामला है, िजसमɅ Ûयायालय न ेफैसला सनुाया था 

ͩक राÏय को Ǔनधा[ǐरत करना चाǑहए ͩक “Èया अपराध åयिÈतगत èतर का है, िजसमɅ समाज को Ĥभाͪवत नहȣ ं

ͩकया।” इसके बाद छूट का Ǔनण[य ͧलया जाना चाǑहए। 

 

 जून मɅ, कɅ ġȣय गहृ मğंालय के Ǒदशा-Ǔनदȶशɉ मɅ छूट पर èपçट Ǿप स ेकहा गया था ͩक आजीवन दोͪषयɉ और 

बला×काǐरयɉ को ͪवशषे छूट नहȣं दȣ जानी चाǑहए। 

य ेदोनɉ हȣ आधार ऐस ेथे, िजनके अनसुार गजुरात सरकार दोͪषयɉ को जेल मɅ रख सकती थी। अतः गजुरात सरकार के 

फैसले कȧ ÛयाǓयक समी¢ा का सवाल उÍचतम Ûयायालय ɮवारा राÏय को ͪववकेाͬधकार देने स ेजǑटल है। देश को इस 

Ĥकार के मामलɉ मɅ Ǔनçप¢ समी¢ा के ĤǓत अĒसर होना चाǑहए। 

‘द टाइàस ऑफ इंͫडया’ मɅ Ĥकाͧशत संपादकȧय पर आधाǐरत। 18 अगèत, 2022 


